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'''शहरी अपशिष्ट का निपटान''
37.  	श्रीमती टी. रत्नाबाई:
	
क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)	क्या शहरी भारत जो प्रतिदिन 1,20,000 मीट्रिक टन कूड़ा पैदा करता है, अपशिष्ट निपटान संबंधी एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है;
(ख)	यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; 
(ग)	इसके कारण क्या हैं;
(घ)	भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ)	इस संबंध में प्रत्येक राज्य, गैर-सरकारी संगठनों, जनता और उद्योगों की राय का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती जयंती नटराजन)

(क) से (ङ)	बढ़ रहे शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली और उपभोग रीति में परिवर्तन के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन बढ़ रहा है । वर्ष 2000 में प्रकाशित शहरी विकास मंत्रालय के आकलन के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता है । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2008 के दौरान देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 0.573 मिलियन मीट्रिक टन ठोस उत्सर्जन का आकलन किया है । शहरी क्षेत्रों को राज्यवार नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन, अनुबंध में दिया गया है ।

	नगरीय प्राधिकरणों को उचित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रणालियां स्थापित करना अपेक्षित है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 को अधिसूचित किया है जिसके अंतर्गत नगरीय प्राधिकरण, देश में नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी हैं ।

****
अनुबंध

	शहरी भारत के लिए वर्ष 2008 के दौरान आकलित राज्य-वार एमएसडब्ल्यू  
(नगरीय ठोस अपशिष्ट) (स्रोत : सीपीसीबी) 

	

	क्र.सं.
	राज्य/संघ शासित प्रदेश
	एमएसडब्ल्यू उत्सर्जन             
(टन प्रतिदिन)

	1.
	अण्डमान और निकोबार
	146.531

	2.
	आन्ध्र प्रदेश
	25353.613

	3.
	अरुणाचल प्रदेश
	265.71

	4.
	असम
	3794.17

	5.
	बिहार
	9408.294

	6.
	चण्ड़ीगढ़
	1389.159

	7.
	छत्तीसगढ़
	4858.481

	8.
	दादर नगर हवेली
	59.704

	9.
	दमन और द्वीव
	73.98

	10.
	दिल्ली
	22526.265

	11.
	गोआ
	937.521

	12.
	गुजरात
	24588.124

	13.
	हरियाणा
	7530.141

	14.
	हिमाचल प्रदेश
	642.275

	15.
	जम्मू और कश्मीर
	3016.141

	16.
	झारखंड
	7060.148

	17.
	कर्नाटक
	22845.629

	18.
	केरल
	9983.801

	19.
	लक्षद्वीप
	36.559

	20.
	मध्य प्रदेश
	19347.071

	21.
	महाराष्ट्र
	55052.207

	22.
	मणिपुर
	698.443

	23.
	मेघालय
	525.243

	24.
	मिजोरम
	616.104

	25.
	नगालैंड़
	390.038

	26.
	उड़ीसा
	6178.866

	27.
	पुड्डुचेरी
	994.048

	28.
	पंजाब
	10504.627

	29.
	राजस्थान
	15687.05

	30.
	सिक्किम
	65.173

	31.
	तमिलनाडु
	37167.161

	32.
	त्रिपुरा
	620.234

	33.
	उत्तराखंड
	2626.57

	34.
	उत्तर प्रदेश 
	40281.443

	35.
	पश्चिम बंगाल
	27445.574
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